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जिसका उत्तर सोमवार, 5 दिसंबर, 2011 को दिया जाना है
xjhcksa dks 'kh?kz U;k;
1478- Jh 'kknh yky c=k % 

D;k fof/k vkSj U;k; ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd %
¼d½ mPp U;k;ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; esa yfEcr ekeyksa dk C;kSjk D;k gS vkSj budh la[;k fdruh gS (
¼[k½ D;k mPprj U;k;ky;ksa esa xjhcksa dks vehj yksxksa dh rqyuk esa le; ij U;k; ugha fey jgk gS (
¼x½ ;fn gka] rks rRlac/kh C;kSjk D;k gS vkSj bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS ( vkSj
¼?k½ U;k;ky;ksa esa U;k; fn;s tkus esa lekurk lqfuf'pr djus ds fy, ljdkj }kjk D;k dne mBk;s x;s gSa \
उत्तर
विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)
(क)  उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा तैयार आंकडों के अनुसार 31.10.2011 को उच्चतम न्यायालय में 56,383 मामले (32080 ग्रहण मामले और 24,303 नियमित मामले) लंबित थे ।  1.11.2011 को 56,383 लंबित मामलों में से 20,334 मामले एक वर्ष से कम पुराने हैं और इस लिए वे बकाया में नहीं है ।  बकाया में केवल 36,049 मामलें है ।

30.9.2010 को उच्च न्यायालयों में 33,36,256 सिविल मामले और 8,81,647 आपराधिक मामले लंबित थे ।
(ख) और (ग)  जी नही, प्रश्न ही नही उठता  ।
(घ)  समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को नःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी  समान नेटवर्क की स्थापना करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था जो 9 नवम्बर, 1995 का प्रवर्तन में आया था ।अधिनियम के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सहायता कार्यक्रम के क्रियान्यवयन का मूल्यांकन तथा निगरानी करने और नीतियों और सिद्धांतों को अधिकथित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन किया गया था ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है ।  राज्य में लोक अदालतों को चलाने के लिए और निर्धन को नःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और अधिकतम तालुकों को नाल्सा की नीतियों तथा निदेश को प्रभावी करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति का गठन जिलों में किया गया हैं ।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, जहां तक उसका संबंध भारत के उच्चतम न्यायालय से है, विधिक सेवा के कार्यक्रम को प्रशासित और क्रियान्यवयन  करने के लिए गठित की गई है ।

नाल्सा ने, संपूर्ण देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों और स्कीमों को क्रियान्यवित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है ।  ये विनियम, सभी विधिक सेवा प्राधिकरणों और समितियों जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां भी हैं, के द्वारा क्रियान्यवित करते हैं ।  

प्रथमतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों आदि का नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है  : 
I.   विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियो को नःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए है :

(क)  स्त्री और बालक;

(ख)  अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य;

(ग)  औद्योगिक कर्मकार;

(घ)  बहुविनाश, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट के पीड़ितो;

(ड.)  नःशक्त व्यक्ति;

(च)  अभिरक्षा में व्यक्ति;

(छ)  ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय 1,00,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो; और
II.  विवादों का मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना ।

सरकार ने, 2011-16 की अवधि के लिए “राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन” की स्थापना  का अनुमोदन कर दिया है । मिशन के उद्देश्य में, 24-25 अक्तूबर, 2009 को आयोजित लंबित मामलों और विलंबों में कमी करने संबंधी न्यायपालिका सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श में अंगीकृत परिदृश्य दस्तावेज 2009 में यथा परिकल्पित दो मुख्य लक्ष्यों पर प्रकाश डालना है अर्थात् :-- 



(i)  प्रणाली  में विलंबो और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने, और


(ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से तथा निष्पादन मानकों और क्षमताएं नियत
 करके जवाबदेही में करना ।

तेरहवें वित्तीय आयोग ने पांच वर्ष (2010-15) के लिए, बेहतर न्याय परिदान करने के लिए न्यायपालिका के लिए 5000/- करोड़ रुपए की सिफारिश की थी । ये अनुदान, न्यायालयों के विस्तारित घंटो, लोक अदालतों के आयोजन और अनुकल्पी विवाद समाधान केंद्रो के सृजन के लिए प्रदान किए जाते हैं ।  2010-11 के दौरान 1000/- करोड रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं और 2011-12 के दौरान 325.95 रुपए अभी तक जारी किए गए  हैं ।  

सरकार ने, जुलाई-दिसम्बर, 2011 से न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों से एक कार्यक्रम आंरभ करने का भी अनुरोध किया है ।  उच्च न्यायालयों ने महिला, वरिष्ठ नागरिकों, अप्राप्तवय, नःशक्त व्यक्तियों और अन्य निर्धन वर्गों से संबंधित लंबित मामलों के निपटान करने को पूर्विकता देने का भी अनुरोध किया है ।

